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भारतीय संविधान सभा 
सोमवार, 29 अगस्त, सन्‌ ॥949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा, कास्टिट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः नो बजे, 
अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा---/ जारी ) 
सप्तम अनुसूची 


*अध्यक्ष॥ आज हम सप्तम अनुसूची को लेंगे। एक प्रश्न है, जिस पर मैंने 
कुछ विचार किया है और वह उस प्रणाली के सम्बन्ध में है, जिसका इस अनुच्छेद 
पर विचार करने में अनुसरण किया जायेगा। हमारे पास प्रविष्टियों की संख्या बहुत 
है और कुछ प्रविष्टियों पर संशोधनों की सूचनायें हैं। मैं यह मान लेता हूं कि 
जिन प्रविष्टियों पर संशोधन नहीं है, उन पर भाषण नहीं होंगे। उन पर सभा का 
मत मैं अवश्य लूंगा। जिन मदों पर संशोधनों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको पेश 
किया जायेगा, पर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक मद पर वे 
अपने विचार लगभग 5 मिनट तक ही व्यक्त करें। हमारे पास मदों की एक बड़ी 
संख्या है और यदि भाषणों में इससे अधिक समय दिया गया, तो सूचियों पर हमें 
बहुत अधिक दिन लगाने होंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों के लिये 
यह बात अनुकूल होगी। यदि कोई ऐसा विशिष्ट मद है, जिसके सम्बन्ध में मुझे 
यह प्रतीत हो कि इस पर अधिक परामर्श करना आवश्यक है, तो उस पर मैं 
अधिक समय तक परामर्श होने दूंगा, पर सामान्यतया मैं प्रत्येक मद के लिये पांच 
मिनट रखूंगा। 


*भ्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रांतः जनरल): ऐसे मदों के बारे में भी, जिन 
पर कोई संशोधन नहीं है, क्या आप कृपा कर सदस्यों को प्रश्न करने और उत्तर 
प्राप्त करने का अवसर देंगे, जिससे कि वे अपने संदेह मिटा सकें? 


“अध्यक्ष: यदि कोई संदेह होंगे, तो उनका अवश्य निराकरण किया जायेगा। 


*भथ्री बी. दास (उड़ीसा: जनरल): श्रीमान, केवल सूची ॥ में 9। मद हें। 
कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने कुछ खास मदों पर संशोधनों की सूचना दी 
है। परन्तु यदि संघ, समवर्ती तथा राज्य सूचियों में अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों के सम्बन्ध 
में साधारण चर्चा होगी, तो उससे स्थिति बहुत अधिक स्पष्ट हो जायेगी और हम 
सूचियों को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। श्रीमान, यही मेरा निवेदन हेै। 
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“अध्यक्ष: मुझे भय है कि इससे वाद-विवाद और दुगना बढ़ जायेगा। इसके 
कारण वाद-विवाद में कोई कमी नहीं होती है। अतः किसी विशिष्ट मद के सम्बन्ध 
में उठाये गये किसी प्रश्न पर जरूर विचार किया जायेगा। पर मैं यह नहीं समझता 
हूं कि इन तीनों सूचियों के विषयों के विभाजन पर सामान्य वाद-विवाद करने 
से किसी लाभदायक प्रयोजन की सिद्धी होगी। संविधान में इस विषय सम्बन्धी 
अनुच्छेदों पर जब हम विचार कर रहे थे, उस समय हम इस विषय पर वाद-विवाद 
कर चुके थे। 


*सरदार हुकम सिंह (पूर्वी पंजाब: सिख): हम आपके इस निश्चय को 
शिरोधार्य करते हैं कि उन मदों को, जिन पर संशोधन नहीं हैं, बिना भाषणों के 
स्वीकार कर लिया जाये। इस आदेश के प्रति जो भावना है, उसे हम समझते हें। 
वास्तविक कठिनाई यह है कि इन मदों को अभी नये रूप में रखा गया है और 
सूचना इतनी अल्पकालीन थी कि हम उनका अध्ययन न कर सकें। अपने लिये 
तो मैं यह कहूंगा कि या तो मैं बहुत सावधान नहीं था, या जो मद अब रखे 
गये हैं, उनका अध्ययन करने के लिये मेरे पास समय नहीं था। अत: सबसे अच्छी 
बात यह होगी कि कार्यावलि पर अनेक मदों को पारित कर दिया जाये। जैसा 
कि मैंने कहा था, बहुत से मदों को बदल दिया गया है और वे नये हैं और 
इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उन पर संशोधन नहीं हैं और इसलिये 
यह मान लिया जाये कि सदस्यों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। इसके विपरीत 
बात यह है कि उनको समझने में हमें कठिनाई हो रही हे। 


“अध्यक्ष: यदि कोई सदस्य किसी कठिनाई की ओर संकेत करेगा, तो मैं उस 
पर विचार करूंगा। 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): श्रीमान, मुझे एक बात 
निवेदन करनी हे। अध्यक्ष महोदय, बार-बार मंच पर आकर ओचित्य प्रश्न उठाने 
में मुझे कोई प्रसन्‍नता नहीं होती है। यह मेरी प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है और 
यही बात कई माननीय सदस्यों के साथ भी है। पर आज तो हमारे सामने एक 
अनोखी परिस्थिति आ गई है। जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है, डॉ. अम्बेडकर 
अपने पुराने कारनामों से भी आगे बढ़ गये हें। 


श्रीमान, आपने यह देखा होगा कि जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से 
बहुत से संविधान के मसौदे में के मदों से पूर्णतया भिन्‍न हैं। विचारशील होकर 
बड़ी सावधानी से मैं यह कहता हूं कि उनमें बहुत सी बातें मुझे बाद में जोड़ी 
हुई मालूम होती हैं। जैसा कि हिन्दू कोड विधेयक में किया गया था, यहां भी 
उसी प्रकार कई बातें बाद में जोड़ दी गई हैं। पर बाद में जोड़ी हुई इन बातों 
को छिपाने का प्रयत्त किया गया है और इसी कारण आज के संशोधनों के मसौदे 
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में उनको नये मसौदे के रूप में रखा गया है। इसमें संदेह नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर 
यही कहेंगे कि परिवर्तन मसौदा सम्बन्धी है, जैसा कि उन्होंने हिन्दू कोड विधेयक 
के संशोधनों के बारे में कहा था। पर मैं निवेदन करता हूं कि यहां भी बड़ी 
बड़ी गम्भीर बातें बाद में जोड़ दी गई हैं। मुझे ये संशोधन कल प्रातःकाल मिले 
थे और देवयोग से सरदार हुकम सिंह मिल गये और हमने इन संशोधनों के मूल 
पाठ पर सावधानी से विचार किया। उस समय हमें गम्भीर परिवर्तन मिले और बाद 
में जोड़ी हुई बातें मिलीं, परन्तु संशोधन भेजने के लिये समय केवल कल सायंकाल 
के पांच बजे तक का ही था। संशोधनों पर विचार करने के लिये हमें केवल 
कुछ घंटे की मिले। सरदार हुकम सिंह की तरह मैं भी स्वीकार करता हूं कि 
इन संशोधनों के सम्बन्ध में, जेसा कि हमारे निर्वाचन-क्षेत्र चाहते हैं, उस प्रकार 
का कर्तव्य पालन हम नहीं कर सके। 


मैं निवेदन करता हूं कि उन मदों पर विचार करना हम स्थगित रखें, जिनका 
मसौदा पूर्णतया नया और भिन्न रूप का है। हम उन पर सावधानीपूर्वक विचार 
नहीं कर सके हें। मैं सरदार हुकम सिंह के इस सुझाव का समर्थन करता हूं 
कि यद्यपि कुछ मदों पर संशोधन नहीं किये गये हैं, पर यह नहीं समझ लेना 
चाहिये कि उन पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं देखता हूं कि केवल कुछ सदस्यों 
ने ही दो सूचियों पर संशोधन भेजे हैं और अन्य सदस्यों ने संशोधन नहीं भेजे 
हैं। मेरा विश्वास है कि उन्हें नये मसौदों को देखने का समय नहीं मिला। मैंने 
पंडित कुंजरू से पूछा, उन्होंने कहा कि गत रात्रि को उन्हें सूची मिली और उनके 
पास इन पर विचार करने का समय नहीं था। इस गम्भीर परिस्थिति में हमें सदैव 
के लिये अपनी पद्धति पर विनिश्चय कर लेना चाहिये। पांच मिनट के भाषण की 
परिसीमा के आपके आदेश को मैं स्वीकार करता हूं। कुछ समसस्‍्यों को पूरे पांच 
मिनट भी नहीं लगेंगे। पर मैं निवेदन करता हूं कि इन संशोधनों पर हमें विचार 
करने का समय दिया जाये, जिनमें नये विचार हैं। उनके लिये हमें इस समय हमेशा 
के लिये कार्य पद्धति निश्चित कर लेनी चाहिये। 


*अध्यक्ष: क्‍या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? यदि सदस्य यह वचन दें कि 
कल अनुसूचियों को समाप्त कर देंगे, तो हम अब स्थगित कर सकते हैं और आज 
दो घंटे और कल दो घंटे की अपेक्षा कल चार घंटे तक बैठ सकते हैं। 


“पं, हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्त प्रान्त: जनरल): ऐसा वचन कोई नहीं दे सकता 
है और यदि हम दे भी सकते होते, तो भी सिद्धान्त के अनुसार हमें ऐसा वचन 
नहीं देना चाहिये। श्रीमान, मेरा विचार यह हे। 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमदः बहुत से सदस्य इस विषय में समझौता नहीं कर 
सकेंगे। मैं स्वयं ऐसा कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। कठिनाई यह है कि हम 
संशोधनों पर पूर्णतया विचार नहीं कर सके हेैं। बहुत से सदस्यों की स्थिति तो 
ऐसी है कि उन्होंने संशोधन पढ़े तक नहीं हैं और उनके महत्व पर कोई ध्यान 
नहीं दिया है। मैं ऐसी स्थिति में तो नहीं हूं। 
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“अध्यक्ष: में नहीं समझता हूं कि सदस्य के पास इस विचार के समर्थन में 
कोई प्रमाण हे कि अन्य सदस्य संशोधनों का अध्ययन नहीं करते हैं। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: कुछ बडे गम्भीर सदस्यों ने मुझे यह विश्वास दिलाया 
है कि उन्होंने संशोधन नहीं पढे हैं। अतः संशोधनों की गम्भीरता पर विचार करते 
हुए मैं यह कहता हूं कि उन पर विचार करने के लिये सभा को समय मिलना 
चाहिये। यदि यह कहा जाये कि कुछ सदस्य, जो अपने कर्तव्य का इस रूप में 
पालन करने का प्रयत्न करते हैं, जो सभा के लिये एक सामान्य रूप नहीं हें, 
उन्होंने इन संशोधनों पर विचार कर लिया है और इन संशोधनों पर और अधिक 
वाद-विवाद या विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा, तब तो हम इस विषय को 
डॉक्टर अम्बेडकर और समवाय पर छोड़ सकते हैं और वे जेसा चाहें, वैसा करें। 


“अध्यक्ष; यदि किसी खास संशोधन या मद पर कोई प्रश्न उठता है और 
यदि सदस्य चाहेंगे, तो हम उस समय उस पर विचार करेंगे। आइये, अब हम 
एक एक मद को लेकर कार्यरम्भ करें। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई: जनरल): मैं यह कहना चाहूंगा 
कि इन संशोधनों को परसों शनिवार को घुमा दिया गया था। 


“अध्यक्ष: क्या उनको शनिवार को घुमा दिया गया था? 
*कुछ माननीय सदस्य: जी हां। 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: शनिवार सायंकाल को। मेरा ऐसा ख्याल 
है। जहां तक श्री नज़ीरुद्दीन का सम्बन्ध है, उनके नाम से तो लगभग चालीस 
संशोधन आ गये हें। 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: केवल बीस ही तो पहुंचे हैं। 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: वे समूची सूची । पर हैं। अतः मेरा निवेदन 
यह है कि उनकी इस शिकायत को कि उनको समय नहीं मिला, पूर्णतया निराधार 
समझना चाहिये। 


संघ सूची 
प्रविष्टि ॥ 


“अध्यक्ष: अब हम मदों को लेंगे। मद संख्या । इस मद्‌ पर किसी संशोधन 
की सूचना मुझे नहीं दिखाई देती है। डॉ. देशमुख द्वारा भेजे गये कुछ संशोधन मुझे 
अभी दिये गये हें। मुझे ये अभी आज ही मिले हें। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास: जनरल): मद संख्या | पर कोई संशोधन 
नहीं है। 


संविधान का प्रारूप [095 


“अध्यक्ष: उस सूची में प्रविष्टि | पर एक संशोधन है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्यप्रान्‍्त और बरार: जनरल): जल्दी में मैं यह ही 
कर सका। 


“अध्यक्ष: बहुत अच्छा, आप अपना संशोधन पेश कर सकते हें। 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडफरः कम से कम हमारे पास इस संशोधन की 
एक प्रति तो होनी चाहिये। 


“अध्यक्ष: स्वयं मेरे पास प्रति नहीं है। केवल एक प्रति थी, उसे मैंने सदस्यों 
को दे दिया है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, मैं अपना संशोधन पेश करता हूं, जो इस प्रकार 


“प्रविष्टि | के स्थान में यह प्रविष्ट किया जाये:-- 


“तरालाटर एण परञाव4 24 ए ९एशज गा 06० भाव एलालबए [ण 2 छ9पा[(0565 
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के का 


वाटाप्कराह भागा 2, 205277७॥0०॥, 4॥09॥84707॥, ९८. 


[भारत और भारत के प्रत्येक भाग को प्रतिरक्षा और सामान्यतया प्रतिरक्षा के 
समस्त प्रयोजनों के लिये उन सब कार्यवाहियों के सहित जिनको प्रशिक्षण, सेना 
में अनिवार्यत: भरती करना, सैन्य वियोजन इत्यादि के समेत युद्धकाल में 
आवश्यक समझा जाये।] 


श्रीमान, इस तथ्य के अतिरिक्त कि मेरा संशोधन इस प्रविष्टि के प्रयोजन को 
अधिक अच्छे प्रकार से व्यक्त करता है, एक या दो बातें ऐसी हैं, जिनका स्पष्टतया 
समावेश करना मैं आवश्यक समझता हूं। उदाहरणार्थ, सैन्य विघटन और प्रशिक्षण। 
जिस रूप में प्रविष्टि हे, उसमें सैन्य वियोजन को तो स्थान दिया गया हे, पर 
युद्ध काल में प्रशिक्षण का कोई जिक्र नहीं है, जो कि युद्ध प्रयोजनों के लिये 
बहुत ही आवश्यक है। अनिवार्यत: सेना में भरती का भी कोई जिक्र नहीं हेै। 
आजकल हम अधिकाधिक सर्वव्यापी युद्ध लड़ते हैं और संघ सरकार के लिये घोषणा 
करना और अनिवार्यतः सेना में भरती करना किसी समय भी आवश्यक हो सकता 
है। यह एक ऐसा विषय नहीं है, जिसे देश के प्रति रक्षा प्रबन्ध का भाग कहा 
जा सके। यह एक विशिष्ट मद है, जिसके लिये खास अधिनियम अपेक्षित है और 
अध्यादेश आवश्यक होंगे और इस दृष्टि से यह अच्छा होगा कि संघ सरकार के 
लिये एक ऐसा खास उपबन्ध रखा जाये कि वह जब आवश्यकता पडे, अनिवार्यत: 
सेना में भरती कर सके। 
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*थ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रानन्‍्त और बरार: जनरल): क्या “सारे ऐसे कार्य, 
जो युद्ध काल में युद्ध को सफलता पूर्वक चलाने में सहायक हों” में अनिवार्यतः 
सेना में भरती नहीं आती हे? 


डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। यदि सैन्य वियोजन 
का जिक्र करना आवश्यक है, जो कि युद्ध की समाप्ति का परिणाम सूचक अंग 
है तो मैं समझता हूं कि सैन्य वियोजन को भी विशिष्ट रूप में रखा जाये। हां, 
यह केवल सुझाव है। मेरे मित्र श्री कामत ने कुछ और ही बात समझी है। यदि 
बात ऐसी है तो उनके लिये ऐसा समझ लेना ठीक है। पर मैं तो यही कहूंगा 
कि जिस प्रकार से प्रविष्टि की शब्दावली है, वह उतनी व्यापक नहीं है, जितनी 
कि होनी चाहिये। प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों में मेरे विचार से सेना में अनिवार्यतः 
भरती का उल्लेख आवश्यक है। जिस रूप में प्रविष्टि है, उसमें जहां तक प्रतिरक्षा 
अथवा युद्ध की तैयारियों का सम्बन्ध है, उनके लिये समस्त प्रयोजनों का उल्लेख 
नहीं है, अत: सभा की स्वीकृति के लिये मैं इस नये मसौदे की सिफारिश करूंगा। 


*अध्यक्ष: आपने आरम्भ में इस संशोधन की सूचना नहीं दी। और न आपने 
अपने भाषण के आरम्भ में ही सूचना दी। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: यह संशोधन पर संशोधन नहीं हे। 
“अध्यक्ष: यह तो बिल्कूल ही नया संशोधन है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: जहां तक अनुच्छेद का सम्बन्ध है, मैं इस संशोधन 
को उसी सिद्धांत के अनुसार पेश कर रहा हूं, जिसके अनुसार डॉ. अम्बेडकर अपने 
संशोधन पेश करते चले आये हें। 


“अध्यक्ष: पहले प्रविष्टि | पर संशोधन की सूचना न थी। प्रथम बार इस 
प्रविष्टि पर हमारे सामने एक संशोधन आया है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: यह सत्य है, श्रीमान, यदि डॉ. अम्बेडकर यह समझते 
हैं कि इस प्रविशिष्ट का फिर से मसौदा बनाना आवश्यक है, तो शायद वे इसे 
स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा मैं उसे वापस लेने को तैयार हुं। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: यह केवल प्रविष्टि | का अन्वय हे। 
आपने यह आपने यह आदेश दिया था कि एक प्रविष्टि पर हम पांच मिनट से 
अधिक समय न लगायें और पांच मिनट से अधिक समय लग चुका है। 


“अध्यक्ष: जेसा कि डॉ. अम्बेडकर ने बताया है कि यह केवल प्रविष्टि ॥ 
का पद विन्यास है, तो इसे हम उन पर ही छोड़ते हैं, वे इस पर विचार करें। 
मैं नहीं समझता हूं कि इन विषयों पर हम अधिक वाद-विवाद करें, विशेषकर 
जबकि उनमें कोई नया विचार नहीं है। 


संविधान का प्रारूप [097 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त: जनरल): श्रीमान, हमें अपने विचार 
प्रकट करने दिये जायें। 


“अध्यक्ष: मूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में या संशोधन के? 
“प्रो, शिब्बन लाल सकक्‍सेनाः दोनों पर। 
*अध्यक्ष: क्‍या मूल प्रविष्टि पप कुछ कहना आवश्यक है, जबकि विरोध नहीं 


है। 
*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: मैं प्रविष्टि पप कुछ कहना चाहता हुं। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः श्रीमान, क्‍या मैं यह संकेत कर सकता हूं कि इन 
तीन सूचियों के सम्बन्ध में खास आपत्ति केवल यह हो सकती है कि कोई विशिष्ट 
मद सूची | में न रखा जाये, वरन्‌ सूची 2 या सूची 3 में रखा जाये। तर्क इसी 
आधार पर होना चाहिये। जहां तक इस विशिष्ट प्रविष्ट का सम्बन्ध है, यह तो 
इस विवाद से सर्वथा परे है। इसको तो केन्द्रीय सूची में रखना ही चाहिये। 
डॉ.देशमुख का संशोधन जिस रूप में यह प्रविष्टि है, उसका केवल रूपान्तर ही 
हैं। मैं समझता हूं कि किसी ऐसे विषय पर, जिस पर सब लोग एकमत हें कि 
यह उत्तरदायित्व संघ का है, कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिये। 


“अध्यक्ष: इस संशोधन में यह नहीं सुझाया गया है कि इस मद को किसी 
अन्य सूची में रखा जाये। बात केवल यह है कि इसमें संशोधन किया जाये, जिससे 
कि उसी विचार को एक दूसरे रूप में व्यक्त किया जा सके। क्‍या इस पर अधिक 
वाद-विवाद आवश्यक है। यदि प्रस्थापना यह होती कि इस मद को किसी एक 
सूची में निकालकर किसी अन्य सूची में जाये, तब वह साखत्‌ प्रश्न होता। 


*प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: हमें शब्दावली में सुधार करने का भी हक हे। 


*अध्यक्ष: ऐसा करने के आपके अधिकार पर मैं आपत्ति नहीं करता हूं। मैं 
तो केवल यह सुझाव रख रहा हूं कि इस विषय में क्या यह सब आवश्यक हे। 
इस प्रयोजन के लिये आपने किसी संशोधन की सूचना नहीं दी हेै। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्‍सेनाः पर एक अन्य माननीय सदस्य ने संशोधन की 
सूचना दी हे। 


“अध्यक्ष: पर उन्होंने तो डॉ. अम्बेडकर पर छोड़ दिया है कि यदि वे उचित 
समझें, तो शब्दावली में सुधार कर लें। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: जिन सदस्यों ने संशोधन नहीं भेजे हैं, क्‍या वे 
इस प्रविष्टि पर नहीं बोल सकते हें? 


“अध्यक्ष: सदस्य के किसी भी विषय पर बोलने के अधिकार पर में आपत्ति 
नहीं करता हूं, पर मैं तो यह सुझाव रख रहा हूं कि जब वास्तव में कोई मतभेद 
नहीं है, तो क्या सब आवश्यक हे। 
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“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: यदि में आवश्यक नहीं समझता, तो भाषण देने 
खड़ा नहीं होता। 


*अध्यक्ष: जेसे कि यह कोई साखतू प्रश्न है। 
*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: मैं समझता हूं कि यह साखतू प्रश्न है। 


*अध्यक्ष: यदि मैं एक विषय में ऐसा करने दूं, तो फिर मुझे हर एक विषय 
में ऐसा करने देना होगा और हर बार वाद-विवाद होगा और जब एक बार वाद-विवाद 
आरम्भ हो जाता है, तो मैं जब किसी सदस्य को बोलने देता हूं, तो दूसरे को 
नहीं रोक सकता हूं और इसका मतलब है कि एक ऐसा लम्बा वाद-विवाद छिड़॒ 
जायेगा, जो इन सूचियों पर सप्ताहों तक चलेगा। 


*श्री महावीर त्यागी: यदि आप प्रो. सक्सेना को एक बार आज्ञा दे देंगे, तो 
वे स्वयं पूरे दिन तक बोलते रहेंगे। 


*श्री एच.वी. कामतः कम से कम कुछ प्रविष्टियां ऐसी हैं, जो महत्वपूर्ण 
हैं और मैं आशा करता हूं कि उन पर आप सामान्य वाद-विवाद बन्द न करने 
की कृपा करेंगे। 


“अध्यक्ष: यदि मुझे यह मालूम हो जायेगा कि कोई सारखत्‌ प्रश्न उठा दिया 
गया है, तो मैं उस पर अवश्य वाद-विवाद होने दूंगा, पर यदि वह केवल जिस 
रूप में प्रविष्टि है, उसे उसी रूप में समर्थन करने के लिये हे या वह भाषा 
पर किसी सुझाव के रूप में है, तो मैं समझता हूं कि उसे मसौदा-समिति पर 
छोड देना चाहिये। चूंकि श्री सक्सेना इस मद की प्रविष्टि के विरुद्ध कुछ नहीं 
कहना चाहते हैं और डॉ. देशमुख के उस संशोधन का केवल समर्थन करना चाहते 
हैं, जिसे डॉ. देशमुख ने स्वयं मसौदा-समिति के सुपुर्द कर दिया है। मैं यह नहीं 
देख पाता हूं कि इस विषय में भाषण देने की बात ही कहां उठती है। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया हेै। 


“अध्यक्ष: स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। वह तो भाषा सुधारने का प्रश्न 
है और वे कहते हैं कि वे उसे मसौदा-समिति पर छोड देंगे। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: मेंने सोचा था कि कि कम से कम “सेना में 
अनिवार्यत: भरती” शब्द उसमें होने चाहिये। 


*अध्यक्ष: यदि यह एक नया विचार है, तो उस दशा में अन्य विचार प्रस्तुत 
हो जाते हैं, पर मैंने सोचा कि वह कोई नया विचार नहीं है और इसीलिए मैंने 
उनसे वे बातें कही थीं। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: सामान्यतया प्रतिरक्षा की समस्त तैयारियां अर्थात्‌ उन 
शब्दों में सब बातें आ जातीं हैं--केवल “सेना में अनिवार्यत: भरती' ही नहीं, वरन्‌ 
इससे भी अधिक। 
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*प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: मैं उसे स्पष्ट कराना चाहता हूं। 
“अध्यक्ष; वह आवश्यक नहीं हे। प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि | संघ सूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि । संघ सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 2 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 2 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये-- 


“2--(शाा।9। उिप्रास्वप ए परा22000९6 & हए९४ा29007. 
(2-केन्द्रीय गुप्त वार्त्ता और अनुसंधान विभाग।)' ” 


केवल 'और अनुसंधान' शब्द जोड़े गये हैं। अन्य यथा प्रविष्टि वही है, जो 
मसौदे मैं है। 


*भ्री महावीर त्यागी: इन नये शब्दों का क्‍या महत्व है? क्‍या आप इस बात 
पर प्रकाश डालेंगे कि आपने इन शब्दों को क्‍यों जोड़ा है? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: विचार यह है कि संघ कार्यालय में एक 
प्रकार का विभाग होना चाहिये, जो भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में लोगों द्वारा किये 
गये किसी प्रकार के अपराध के संबंध की समस्त सूचना प्राप्त करे और साथ 
ही साथ यह अनुसंधान करे कि उन्हें जो सूचनायें मिली हैं, वे सही हैं या नहीं 
और इसके द्वारा प्रान्तीय सरकारों को यह सूचना दे सके कि भारत के भिन्‍न-भिन्‍न 
भागों में क्या-क्या हो रहा है, जिससे कि ऐसी सूचना के अभाव में वे जिस प्रकार 
से आरक्षक शक्तियों का प्रयोग करते, उससे अच्छी रीति में उनका प्रयोग कर सकें। 


*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (पष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या | में सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 2 में '॥॥0 |ए९०४४ 8५7०7” (और अनुसंधान) शब्दों को अपमार्जित किया 
जाये।” 


इसके बाद मैं इससे आगे का संशोधन पेश करता हूं, जो कि पहले संशोधन 
के विकल्‍प में है। 


“कि सूची | (पष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या | में सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 2 में प्राए्८्ड्रए्रआंणा' (अनुसंधान) शब्द के स्थान में (एलाएब 
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[ श्री नज़ीरुद्दीन अहमद] 
छपाव्वा एणी पाएव्शा2आाणा! (केन्द्रीय अनुसंधान विभाग) शब्द रखे जायें।” 


मूल प्रविष्टि “केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग” था। नई प्रविष्टि में “केन्द्रीय गुप्त 
वार्त्ता और अनुसंधान विभाग” है। “और अनुसंधान” शब्दों का मुझे तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि असंदिग्ध सा प्रभाव होगा। मैं यह मानता हूं कि संघ सरकार का यह 
कर्तव्य होगा कि केन्दीय गुप्त वार्त्ता विभाग रखे। यह ठीक है। पर इसके बाद 
शब्द आते हैं “और अनुसंधान” और हम नहीं जानते कि इसका ठीक-ठीक अर्थ 
क्या है। क्‍या इन “और अनुसंधान” शब्दों का यह अर्थ है कि अनुसंधान विभाग 
केवल अनुसंधान करेगा? इनका अर्थ बिल्कुल ही भिन्‍न होगा। यदि केन्द्रीय गुप्त 
वार्त्ता विभाग के तथा अनुसंधान विभाग के क्षेत्र को बढ़ाने का अर्थ है, तब तो 
बात ही दूसरी है, पर श्री महावीर त्यागी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉ. 
अम्बेडकर ने कहा था कि संभव हे, केन्द्रीय सरकार अनुसंधान करना आवश्यक 
समझे। श्रीमान, मैं निवेदन करता हूं कि यदि इसका यही निर्वचन किया जायेगा, 
तो इस संशोधन के प्रभाव को स्वीकार करना कठिन हो जायेगा। हम जानते हैं 
कि अपराध का अनुसंधान प्रान्तीय विषय है और इसे हम स्वीकार कर चुके हें। 
अब यदि हम केन्द्रीय सरकार को भी अनुसंधान करने दें तो कल यह होगा कि 
एक ही अपराध के लिये बराबर दो अनुसंधान किये जायेंगे, एक संघ सरकार द्वारा 
और दूसरा राज्य सरकार द्वारा। परिणाम यह निकलेगा कि आपस में मुठभेड़ होगी 
और कोई भी यह न जान सकेगा कि किसका अपराध पत्र अथवा अन्तिम प्रतिवेदन 
स्वीकार्य होगा। संघ सरकार अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और प्रान्तीय सरकार 
अपराध-पत्र और इन दोनों समवर्ती प्राधिकारों में परस्पर बहुत विरोध हो सकता 
है। यदि यह मद अनुसंधान करने के लिये है, तब तो उसको स्वीकार करना 
सरल नहीं है। इसी संदेह के कारण मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करने के लिये 
प्रेरित हुआ हूं। यद्यपि मुझे इसके स्वीकार किये जाने की कोई आशा नहीं हे, 
पर कम से कम सभा के समक्ष अपने संदेहों को तो प्रस्तुत कर ही दूं और 
इन संदेहों की वास्तव में डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं पुष्टि की है। मैं यह जानना 
चाहूंगा कि क्‍या इस अर्थ को तुरन्त स्वीकार कर लेना संभव है कि अपराधों 
के अनुसंधान करने की शक्ति संघ को दी जाये। मेरा पहला संशोधन 'और 
अनुसंधान' शब्दों के हटाने के उद्देश्य का है। यदि आप इस प्रविष्टि में अनुसंधान 
को रखना ही चाहते है, तो वह केन्द्रीय गुप्त वारत्ता विभाग तथा अनुसंधान विभाग 
होना चाहिये। यदि दो विभाग होंगे, तो कोई कठिनाई नहीं हो सकती है और 
न कोई मुठभेड़ होगी और जितने विभाग आप चाहते हैं, उनको हम रखें, पर 
यदि आप अनुसंधान विभाग चाहते हैं, तो इसका आशय होगा कि आप विरोध 
को निमंत्रण दे रहे हैं। शायद यह प्रान्तीय क्षेत्र के अधिकारों को हथियाने का एक 
और प्रयत्न है। मैं देखता हूं कि अपने लिये अधिकाधिक शक्तियां लेने की केन्द्रीय 
सरकार की क्षुधा की कोई सीमा नहीं रही है और जितना अधिक वह प्राप्त करती 
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चली जाती है, उतनी ही अधिक शक्तियां प्राप्त करने की उसकी श्षुधा बढ़ती ही 
चली जाती है। मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का विरोध करता हूं। मैं सभा से 
निवेदन करता हूं कि वह जल्दी में उत्तेजनावश कोई कार्य न करें, इस मद को 
स्वीकार करना जितना सरल है, उतना ही सरल अस्वीकार करना है और यह प्रविष्टि 
जिस प्रकार की दिखाई देती है, वैसी नहीं हेै। 


*सरदार हुकम सिंहः मैं कोई संशोधन पेश करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वह 
और संशोधनों में पहले से ही आ गया। 

*अध्यक्ष; और कोई संशोधन नहीं है। 

*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार: जनरल): इस मद पर मैं कुछ शब्द कहना 
चाहूंगा। 

*अध्यक्ष: यदि मुझसे हो सका, तो मैं किसी को भी अनुमति देना नहीं चाहता 
हूं। 

*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: यह बात तो पूर्णतया आपके हाथ में है। 


“अध्यक्ष: हमारे सामने पहले ही श्री नज़ीरुद्दीन अहमद की अपने दृष्टिकोण 
के अनुसार व्याख्या आ ही चुकी है। डॉ. अम्बेडकर अपने दृष्टिकोण को प्रकट 
करेंगे और हम इस प्रविष्टि पर मत लेंगे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सारवत्‌ बात पर 
जोर देना है। मैं संक्षेप में भाषण दूंगा। 


*अध्यक्ष: यदि मैं आपको बोलने दूंगा, तो औरों को नहीं रोक सकूंगा। 


“प्रो, शिव्बन लाल सकक्‍सेनाः श्रीमान, सदस्यों के भाषण देने के अधिकार को 
आप छीन रहे हैं। हम बहुत संक्षिप्त भाषण देंगे। हमको रोका नहीं जाना चाहिये। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: कुछ कारणोंवश यदि हमको संशोधन पेश किये बिना 
मदों पर बोलने दिया जाये, तो यह अच्छा होगा। 


“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर मद पर बोल चुके हैं और संशोधन पेश करने वाले 
भी अपना भाषण दे चुके हें। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: यदि वाद-विवाद नहीं होने दिया जाता है, तो फल यह 
होगा कि अधिकांश सदस्य अपने विचार व्यक्त करने से रोक दिये जायेंगे। यह 
संभाव्य है कि संशोधन बिल्कुल ही पेश न किये जायें। 


*अध्यक्ष: में केवल मदों की संख्या पर विचार कर रहा हूं। यदि मैं दस 
मिनट में लिये भी वाद-विवाद होने दूं, तो एक सप्ताह लग जायेगा। 
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*डॉ. पी.एस. देशमुख: मसौदा समिति को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। 


*अध्यक्ष; जहां तक इस प्रविष्टि का संबंध है, मैं नहीं समझता हूं कि 
वाद-विवाद के लिये कोई अधिक गुंजाइश है। 


*भ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: यदि मुझे केवल दो पंक्तियां ही बोलने दिया जायेगा, 
तो उससे मुझे संतोष हो जायेगा। 


*अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: संशोधन संख्या 46 में “और अनुसंधान” 
शब्दों को निकालने का प्रयास किया गया है। “अनुसंधान” शब्द निकालने का जो 
आधार मेरे मित्र श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने बताया है, वह यह है कि केन्द्र और 
प्रान्तों के क्षेत्राधिकार में परस्पर संघर्ष होगा। यदि वे उसे मद को, जिसको मैंने 
पेश किया है, इसी रूप में समझे हैं, तब तो मैं यह न समझ सका कि उन्होंने 
जो दो संशोधन संख्या 47 और 48 पेश किये हैं, उनमें वे “अनुसंधान! शब्द 
को रहने देने से क्‍यों सहमत हें। 


“अध्यक्ष: केवल 47। 
“माननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकरः उनके नाम से एक और हे। 
“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 48 पेश नहीं किया गया। 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः बात यह है कि “अनुसंधान” शब्द के 
अन्तर्गत अपराध का अनुसंधान न तो आता है और न आयेगा, क्योंकि दंड विधि 
संहिता के अधीन इस विषय को पूर्णतया आरक्षी पदाधिकारी पर छोड़ा गया है। 
आरक्षक पूर्णतया राज्य का विषय है, संघ सूची में उसके लिये कोई स्थान नहीं 
है। अतः अनुसंधान”! शब्द यहां इस उद्देश्य से रखा गया है, कि उसके अन्तर्गत 
जो कुछ हो रहा है, उसको मालूम करने के प्रयोजन के लिये सामान्य जांच आ 
जाये। यह अनुसंधान वह अनुसंधान नहीं है, जो अपराधी के विरुद्ध दोष निश्चित 
करने के लिये किया जाता है, जिसको दंड विधि संहिता के अधीन एक आरक्षक 
पदाधिकारी ही कर सकता हेै। 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमद: तो फिर जांच शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? 
'अनुसंधान' शब्द का एक निश्चित अर्थ हो गया है। ऐसा शब्द क्‍यों प्रयोग में लाया 
जाये, जिसका कुछ और ही अर्थ निश्चित हो चुका हेै। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधन पर मत लूंगा। प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (पष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या | में सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 2 में ''6 पराए०४ध8थगाणा' (और अनुसंधान) शब्द अपमार्जित किये 
जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (पष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या | में सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 2 में धए०४72470०7' (अनुसंधान) शब्द के स्थान में “0 छिप्राल्या 
् पाएव्शा2४ा०7! (केन्द्रीय अनुसंधान विभाग) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची | की प्रविष्टि 2 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:- 
“2--(शा।79। डउिप्रा2१7 ण परा2॥2800९6 राव हाए2४29270. 
(2-केन्द्रीय गुप्त वार्ता और अनुसंधान विभाग।)' ” 
संशोधन स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 2 संघ सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 3 
“अध्यक्ष: प्रस्ताव यह हैः 
“कि प्रविष्टि 3 संघ सूची का अंग बने।” 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेदकरः श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची । की प्रविष्टि 3 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये-- 


“3--?ल्श्था॥ए6 वढाला।णा का 066 ए पातवा4 [ण 7288005 20776९680 
जात १९ला०2, णिलंशा बरकि।5, ण ॥6 5९टपयाजए ण पावा॥; 92४5805 5प्र]०९०९१ 
00 छप्रणी वशा।ए0ा. 


(3-भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवारक 
निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति।)' ” 


इस प्रविष्टि की संविधान के मसौदे में की मूल प्रविष्टि से तुलना करने पर 
यह विदित होगा कि दो परिवर्तन किये गये हैं। ':राशाा8| श्षि।5 शब्दों के स्थान 
में अब हमने +ण्ंश्रा आशि।$” शब्दों का प्रयोग किया है। 'इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति 
शब्द बड़ा दिये गये हैं। पहले जिस रूप में मद 3 था, उसमें ये शब्द नहीं थे। 
पर सभा ने भारत-शासन-अधिनियम के संशोधन में इसे पारित कर ही लिया हे। 
अत: जिस संशोधन को मैं प्रस्थापित कर रहा हूं, उसमें सारवत्‌ रूप से तो कोई 
परिवर्तन नहीं हे। 
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*थ्री नज़ीरुद्दीनी अहमद: श्रीमान, अपने अगले संशोधन को पेश करते हुये 
मैं और भी अधिक मतिमन्दता प्रकट करने का भारी संकट अपने ऊपर लेता हूं। 
पर डॉ. अम्बेडकर के प्रति बहुत सम्मान प्रकट करते हुय मैं यह कहूंगा कि मैं 
मतिमन्द चाहे हूं पर मेरी आत्मा दूषित नहीं है। अपनी ओर से व्याख्या देते हुये 
जिन पदों को प्रयोग के लिये डॉ. अम्बेडकर ने चुना वे इस सभा के गौरव से 
बहुत निम्नस्तर के पद हेैं। खैर, मैं उनके उदाहरण का अनुसरण तो नहीं करूंगा 
और मैं केवल कुछ कठिनाइयों को ही रखूंगा जिनको सभा के समक्ष रखने का 
मुझे अधिकार है न कि डॉ. अम्बेडकर के समक्ष जिनकी अक्ल पर ताला पड़ा 
है, जिनकी आत्मा दूषित है और जिनकी बुद्धि पूर्वकल्पित विचारों के कारण ईर्ष्यामय 
हो चुकी है। मैं अपने शेष संशोधनों को पेश नहीं करना चाहता हूं। उनको पेश 
करना व्यर्थ ही है। जबकि कोई माननीय सदस्य किसी अन्य सदस्य को मतिमन्द 
कहने की असाधारण शैली ग्रहण करता है तो उस समय मुझे यह देखकर दुःख 


“अध्यक्ष: मैंने स्वयं डॉ. अम्बेडकर से कटु भाषा का प्रयोग न करने के लिये 
कहा है। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मुझे यह देखकर दुख हुआ कि उसके कारण सभा 
के एक भाग की ओर से कुछ असभ्य सा प्रत्युत्त दिया गया। मेरे संशोधन का 
उद्देश्य यह है। €हाथ०ाग॥! भाक्ि।$' के स्थान में “णटछंशा ४रशधि।5. शब्द रख दिये 
गये हैं। हम झांटागा॥। शशि! शब्दों के प्रयोग में अभ्यस्त हो गये हैं। “हालात 
श्रीक्षा$” में क्‍या त्रुटि है? क्‍या इनमें कोई अन्तर है? यदि कोई अन्तर है तो उसे 
स्पष्ट बताया जाये। मैं यहां केवल इस बात को स्पष्ट कराने के विचार से खड़ा 
हुआ हूं। जैसा कि श्री महावीर त्यागी ने कहा था कि वे स्पष्टीकरण चाहते थे 
उसी प्रकार में भी अपने संशोधन 49 के द्वारा स्पष्टीकरण चाहता हूं जो इस 
प्रकार हैः 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में सूची | को प्रस्थापित 
प्रविष्टि 3 में +णर््श्रा! शब्द के स्थान में “«झाथ्या॥! शब्द रखा जाये।” 


संशोधन संख्या 50 के सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि “इस प्रकार निरुद्ध 
व्यक्ति” शब्द पूर्णतया अनावश्यक होंगे। “निवारक निरोध” शब्दों में “इस प्रकार 
निरुद्ध व्यक्ति” का भाव आ जाता है। मूल प्रविष्टि में ये शब्द बिना किसी प्रयोजन 
के बढ़ा दिये गये हैं। चाहे मैं मतिमन्दता प्रकट करूं, पर मैं यह चाहूंगा कि इस 
मतिमन्दता को आशिष्ट पदों के द्वारा नहीं बल्कि तर्क द्वारा स्पष्ट किया जाये। कटु 
पदों की अपेक्षा तर्क की अधिक प्रशंसा होगी। 


अअध्यक्ष;॥ आपका इसके बाद का संशोधन संख्या 50? 
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*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: में संशोधन संख्या 50 को पेश नहीं करता हुं। 
वह व्यर्थ है। 
*डॉ. पी.एस. देशमुखः मैं अपने संशोधन को पेश नहीं कर रहा हूं। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं, पर मैं भाषण 
देना चाहूंगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः यह बहुत महत्वपूर्ण मद है। मैं मसौदा-समिति से केवल 
दो प्रश्न पूछंगा। इस मद में कुछ कमियां हैं, और इस विषय सम्बन्धी एक दो 
बातों को अछूता छोड़ दिया गया है। मैं भाषण नहीं दूंगा। 


“अध्यक्ष: वहीं से प्रश्न पूछिये। 
*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः पहला प्रश्न जो मेरे मन में उठता है वह यह है हमने 
इस प्रविष्टि में निवारक विरोध के लिये व्यवस्था की है, पर क्‍या कोई ऐसी स्थिति 
नहीं हो सकती है जबकि सरकार प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा के सम्बन्ध 
में व्यक्तियों को भारत के राज्यक्षेत्र से निर्वासित करना आवश्यक समझे? भारत 
राज्यक्षेत्र से व्यक्यों के ऐसे निर्वास[स॒ के लिये आप क्‍या व्यवस्था करेंगे? 


दूसरा प्रश्न यह है: संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 275 को मूल मसौदे में 
वह जिस प्रकार से था उससे कुछ ही भिन्‍न रूप में हम स्वीकार कर चुके हें। 
मूल रूप में अनुच्छेद 275 जिस रूप में था उसमें राष्ट्रपति को, जबकि देश की 
सुरक्षा संकट में हो, आपात उद्घोषणा करने देने की व्यवस्था की गई थी, पर बाद 
में सभा ने उसमें परिवर्तन कर दिया। 


नये अनुच्छेद में यह कहा गया है कि “जब भारत या उसके किसी भाग 
की सुरक्षा संकट में हो।” यहां यह प्रविष्टि तभी निरोध के लिये व्यवस्था करती 
है जबकि भारत की सुरक्षा संकट में हो। क्या हमको यह कहकर कि “जब भारत 
या उसके किसी राज्यक्षेत्र के किसी भाग की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा 
से सम्बन्धित कारणों के लिये” उसे स्पष्ट नहीं कर देना चाहिये जेसा कि अनुच्छेद 
275 में है जिसे हम स्वीकार कर चुके हें? 


श्री नज़ीरुद्दीन अहमद द्वारा उठाये गये प्रश्न का मैं समर्थन करता हूं क्‍योंकि 
यांडाए ए फएठटांशा *शथि5 को अब भी शशागंब्राए एण फल 4_शि5 कहा 
जाता है न कि गगांडाए एण एठासलंशा *शि5 अत: इस शब्द को बदलने के पक्ष 
में मुझे तो कोई तर्क दिखाई नहीं देता हे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, पुनः विचार करने पर, मैं अपना संशोधन पेश 
करना चाहूंगा। 
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अध्यक्ष: बहुत अच्छा। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, अपने निश्चय को पलटने के लिये आपकी 
अनुमति प्राप्त कर लेने के प्रति मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर जो संशोधन मैंने 
रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसे पेश करता हूं: 


“कि इस मद के द्वारा बनाये गये मसौदे में ५०४७४०॥७” शब्द के पश्चात्‌ “रण 
89०” शब्द जोड़ दिये जायें।” 


इस संशोधन के पक्ष में मेरा पहला तर्क यह है कि भारत शासन अधिनियम 
में जहां कहीं भी आपको ऐसी शक्तियां मिलती हैं वहां कारणों का सदैव राज्य 
के कारणों के रूप में उल्लेख किया गया है। यदि मेरे मित्र प्रत्युत्तर में यह कहें 
कि प्रतिरक्षा और विदेशीय कार्य से सम्बन्धित कारण स्वयं ही पर्याप्त हैं तो मैं 
यह निवेदन करूंगा कि यह बात नहीं है। समस्त कारण जिनके बल पर हम इस 
निवारक निरोध की शक्ति को दे रहे हैं उन सबका निर्देश राज्य के हित की 
ओर होना चीहये और इस कारण मैं आशा करता हूं कि विद्वान डॉक्टर इस संशोधन 
को स्वीकार करेंगे। यह एक छोटा-सा संशोधन है पर है बहुत महत्वपूर्ण। भारत 
शासन अधिनियम में भी “राज्य के कारणों' शब्द हैं। अन्यथा कोई भी कारण जिसका 
विदेशीय कार्य से बहुत ही सुदूरवर्ती सम्बन्ध हो वह भी निवारक निरोध के लिये 
एक कारण हो जायेगा जो वास्तव में सिद्धान्त रूप से एक बहुत ही बुरी बात 
होगी। जिस शक्ति को भारत शासन अधिनियम द्वारा अंग्रेज सरकार अपने हाथ में 
लेना नहीं चाहती थी उसको हम संघ को दे रहे हैं जो कि यदि संकटजनक नहीं 
होगी तो पूर्णतया अनावश्यक अवश्य है। निवारक निरोध का इतना अधिक प्रयोग 
किया जा रहा है कि मैं समझता हूं कि हमें सावधान होना चाहिये और “राज्य 
के” शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां तक कि 
इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है। यह सारवत संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि 
यह स्वीकार किया जायेगा। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में केवल एक बात स्पष्ट कराने का प्रयास करना चाहूंगा। 
मैं यह जानना चाहता हूं कि “प्रतिरक्षा सम्बन्धी कारणों” शब्दों में “लोक कल्याण 
और हित” आ जाता है। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान, मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन का विरोध 
करना चाहता हूं। इस सूची में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविष्टि है मेरी हमेशा से 
यह धारणा रही है और मैंने कार्य पालिका की बिना मुकदमा चलाये निरोध की 
शक्ति का विरोध किया है और मैंने उन उपबन्धों का विरोध किया था जो राष्ट्रपति 
को अध्यादेश पारित करने का हक देते हैं और अपने विचारों के प्रबन्ध निर्वाह 
के कारण मैं यहां इस प्रविष्टि का भी विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हुं। मैं 
नहीं समझता हूं कि इस प्रकार वैयक्तिक स्वातन्त्रस से वंचित कर हम अपने संविधान 
को कुरूप बनायें। यदि हमें किसी व्यक्ति पर संदेह है तो उचित रूप से मुकदमा 
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चलाकर उसे संदेह निवारण करने का अवसर देना चाहिये। अतः: मैं समझता हूं 
कि यह प्रविष्टि उसी प्रणाली को बनाये रखती हैं जिसको अंग्रेजों ने लोगों से नागरिक 
स्वातन्त्रय छीनने के लिये ग्रहण किया था। मैं यह जानता हूं कि ऐसे उदाहरण हो 
सकते हैं जिनमें कुछ लोगों का निरोध आवश्यक हो और शायद यह भी हो कि 
ऐसा करना राज्य के हित में हो, पर मुझे तो इस बात का भय है कि देश के 
हित में इस शक्ति का इतना उपयोग नहीं होगा जितना कि दुरुपयोग। 


तुलनात्मक रूप में मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध द्वारा वेयक्तिक स्वातन्त्रय 
का श्रृंखलाबद्ध करने की अपेक्षा उसको पूर्ण रूप में देने के कष्टों को झेलना अधिक 
अच्छा है। जब हम स्वतंत्र भारत के लिये संविधान बना रहे हैं तो हमें इस प्रविष्टि 
से उसे कुरूप नहीं कर देना चाहिये। अब तक यह था कि यदि किसी व्यक्ति 
को आसाम में नजरबन्द किया जाता है तो उसके सम्बन्धी वहां जाकर उससे मिल 
सकते थे, पर जब यह शक्ति केन्द्र के अधीन हो जायेगी तो उस व्यक्ति को 
बम्बई या कोड़गू भी भेजा जा सकेगा और फिर उसके सम्बन्धी उससे मिल ही 
न सकेंगे। अत: मूल प्रविष्टि पर डॉ. अम्बेडकर का संशोधन उसे और भी अधिक 
बुरा बना देता है क्‍योंकि फिर तो यह संभव हो सकेगा कि जिन व्यक्तियों को 
निरुद्ध किया जाता है। उनको अपने सामान्य निवास स्थान से उन स्थानों को भेजा 
जा सकेगा जहां उनके सम्बन्धियों या मित्रों का पहुंचना बहुत ही कठिन होगा। इस 
कारण मैं सोचता हूं कि इस बात के जोड़ देने से तो यह अनुच्छेद और भी 
अधिक बुरा हो जाता है। मैं इस प्रविष्टि के सर्वथा विरुद्ध हूं। 


“ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मेरे मित्र श्री कामत द्वारा पूछे गये प्रश्न 
के उत्तर में मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि किसी नागरिक के निर्वासन के सम्बन्ध 
का कोई उपबन्ध नहीं हो सकता है। निरोध को सकता है न कि निर्वासन। निर्वासन 
विधि केवल अन्य देशियों पर लागू हो सकती है। और अन्य देशीय इत्यादिकों 
के सम्बन्ध की हमारी सूची में एक प्रविष्टि है। यदि राज्य किसी अन्य देशीय 
को निर्वाचित करना चाहता है तो उसके अनुसार कार्यवाही कर सकेगा। 


*श्री एच.वी. कामतः सूची में वह प्रविष्टि कहां हे? 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: प्रविष्टि संख्या 9। मेरे मित्र डॉ. देशमुख 
द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में जिसमें वे यह चाहते हैं कि “राज्य सम्बन्धी 
कारणों” शब्दों को जोड़ दिया जाये, मेरे विचार से तो ऐसा करने से प्रविष्टि 
परिसीमित हो जायेगी और हमारी प्रविष्टि उससे अधिक अच्छी है क्योंकि वह उस 
विषय का उल्लेख करती है जिससे सम्बन्ध में निवारक्क निरोध का आदेश दिया 
जा सकेगा। 


इसके बाद श्री ब्रजेश्वर प्रसाद चाहते हैं कि लोक कल्याण का पुरःस्थापन किया 
जाये। 
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*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैंने यह नहीं चाहा था। मैंने केवल यह जानना चाहा 
था कि “प्रतिरक्षा इत्यादि सम्बन्धी कारणों” पद में 'लोक कल्याण और हित” आ 
जाता हे या नहीं। 


“माननीय डॉ. बी.आर,. अम्बेडकरः जी हां, “भारत की सुरक्षा' बहुत ही व्यापक 
पद है। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: मैं 'भारत की सुरक्षा' का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। 
वरन्‌ “लोक कल्याण और हित” का उल्लेख कर रहा हूं। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः अब श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के प्रश्न के 
सम्बन्ध में जिसमें वे यह चाहते हें कि “इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति” शब्दों को 
अपमार्जित किया जाये। 


“अध्यक्ष: नहीं, उन्होंने यह संशोधन पेश नहीं किया है। वे (0ाश्ंष्टा)!' शब्द 
के स्थान में “तथा शब्द रखना चाहते हें। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: अब तक हम “५0 ंट्रा/ शब्द का ही 
प्रयोग करते चले आये हैं और मैं समझता हूं कि यदि हम इसी शब्द को खें 
तो अधिक अच्छा होगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः क्‍या भारत की सुरक्षा और उसके किसी भाग की सुरक्षा 
एक ही बात है? और क्‍या यह वर्तमान प्रविष्टि अनुच्छेद 275 के अनुरूप हे? 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः जी हां, बिना किसी संदेह के। 
“अध्यक्ष: में श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन संख्या 49 पर मत लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 2 में सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 3 में +ण॒र््ंश्रा' शब्द के स्थान में “«झाथ्या॥! शब्द रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


अध्यक्ष: इसके बाद मैं डॉ. देशमुख के संशोधन पर मत लेता हूं। प्रश्न यह 


“कि इस मद के दुबारा बनाये गये मसौदे में ॥०४४०॥७” शब्द के पश्चात्‌ “० 
59०” शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: इसके बाद में डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये रूप में इस प्रविष्टि 
पर मत लेता हूं। 
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प्रश्न यह है; 
“कि सूची | की प्रविष्टि 3 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये:-- 


“3--?ल्ण्था॥ए6 वढाला।णा का 06 86फ्रॉतणए ए फातवा4 [ण 7288005 ८0॥76९९0 
जा १९ला०2, णिलंशा रकि।5, ण ॥6 5९टप्याजए ण पावा॥; 92४58075 5प्र]०९०९१ 
00 5प्रत] (लशा।णा, 7 


(3-भारत की प्रतिरक्षा, विदेशी कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवारक 
निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति।) 


संधोधन स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 3 संघ सूची में ग्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 4 
“अध्यक्ष: इसके बाद हम प्रविष्टि 4 पर आते हैं। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 4 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये;- 


“4--र३ए३), ग्रांत79 भाव था [ण९65; भाए णीश' 60 [९65 एण ॥6 एंणा, 7 
(4-नौ, स्थल और विमान बल; संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल।) 


माननीय सदस्यों को विदित होगा कि यह प्रविष्टि बहुत ही बड़ी प्रविष्टि थी 
और इसके दो भाग थे। इस प्रविष्टि का भाग | संघ द्वारा बल संग्रहण करने 
के सम्बन्ध का था। भाग 2 भाग 3 में उल्लिखित राज्यों के बल के सम्बन्ध 
का था। इस तथ्य के कारण कि यह विनिश्चय कर लिया गया है कि भाग 3 
में के राज्यों को उसी स्तर पर रखा जाये जिस पर भाग | के राज्य हैं, इस 
प्रविष्टि के द्वितीय भाग का अपमार्जन करना वांछनीय है। इस समय राज्यों में जो 
बल हैं उनकी व्यवस्था इस संविधान के संक्रान्तिकालीन उपबन्धों के भाग में के 
एक उपबन्ध द्वारा कर दी जायेगी। 


प्रविष्टि के प्रथम भाग के सम्बन्ध में यह सोचा गया कि वह एक लम्बा भाग 
है और उसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आवश्यक नहीं हैं और जो छोटी पदावली-नौ, 
स्थल और विमान बल-अब प्रस्थापित की गई है वह संघ को वे सब शक्तियां 
देने के लिये पर्याप्त होगी जो स्थल, नौ और. विमान बल संधारण करने के लिये 
आवश्यक हें। 


“अध्यक्ष: श्री नज़ीरुद्दीन का इस पर एक संशोधन है जो संख्या 4। पर है। 
हां, सरदार हुकम सिंह, आप उसे पेश कर सकते हें। 


]0] भारतीय संविधान सभा [29 अगस्त सन्‌ 949 ई. 


“सरदार हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 4 में सूची । की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 4 में “कराए ताल भा९त (९९5४ एी 76 एाणा (संघ के कोई अन्य 
सशस्त्र बल) शब्दों को अपमार्जित किया जाये।” 


जहां तक मैं समझ सकता हूं सशस्त्र बल केवल तीन ही हैं--नौ, स्थल और 
विमान बल--और उनका यहां स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है, और मैं समझता 
हूं उनमें आज तक के सब सशस्त्र बल आ जाते हैं। अभी हमने डॉ. अम्बेडकर 
को यह कहते हुए सुना था कि ये सब बल उनमें आ जाते हैं और में समझता 
हूं अन्य कोई बल ऐसा नहीं है जो इनमें न आता हो। 


*भ्री ब्रजेशवर प्रसाद: सशस्त्र आरक्षक उनके अन्तर्गत नहीं आता है। 


*सरदार हुकम सिंह: सशस्त्र आरक्षक संघ का बल नहीं है, अतः मेरे मित्र 
विषय से परे हें। 


यदि हम मूल मसौदे को देखें तो हमें “नौ, स्थल और विमान बलों का संग्रहण, 
प्रशिक्षण, संधारण और नियंत्रण” शब्द मिलेंगे। वहां अन्य किसी बल का उल्लेख 
नहीं किया गया है। प्रविष्टि 6 में भी “नौ, स्थल और विमान बल की कर्मशालायें” 
हैं। मसौदा-समिति इस कार्य में एक वर्ष या इससे भी अधिक समय से लगी हुई 
है, और यदि मसौदा-समिति दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बुद्धिमती होती जा रही है 
और उसकी बुद्धि अधिकाधिक निर्मल होती जा रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है कि कुछ सदस्यों की बुद्धि मन्द होती चली जा रही हो। पर यह 
बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्य कोई बल नहीं होता है और जिस परिवृद्धि को अब 
सुझाया गया है वह इस मद में व्यर्थ परिवृद्धि हे। 


“अध्यक्ष: कया आप इसके विकल्प को पेश नहीं कर रहे हें? 
“सरदार हुकम सिंह: जी नहीं। 


*भ्री एच.वी. कामतः क्‍या मैं डॉ. अम्बेडकर से यह पूछ सकता हूं कि क्‍या 
अर्द्ध सशस्त्र बल जैसे कि प्रान्त द्वारा संगृहीत प्रान्तीय रक्षा दल या होम गार्ड संघ 
सरकार के अधिकार क्षेत्र में अधीन लाये जायेंगे? 


“अध्यक्ष: डॉ. देशमुख का एक संशोधन हे। 
*डॉ. पी.एस. देशमुख: में उसे पेश नहीं करना चाहता हूं। 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: “संघ के कोई अन्य सशस्त्र बल” शब्दों 
का रहने देना आवश्यक है क्योंकि नियमित बलों के साथ साथ अन्य ऐसे बल 


संविधान का प्रारूप []]]] 


हैं जो सशस्त्र बलों के अधीन आते हैं और जिनका केन्द्र द्वारा संधारण होता है। 
उदाहरणार्थ सीमा की रक्षा करने के लिये “आसाम राइफिल्स” नाम का संगठन 
है। कुछ भारतीय राज्यों से संबंधित केन्द्र द्वार संधृत कुछ सशस्त्र आरक्षक बल 
हैं। अत: उनको वैध आधार प्रदान करने के लिये उनका प्रविष्टि 4 में रखा जाना 
वांछनीय है। मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि भारत शासन अधिनियम 935 की 
प्रविष्टि | में भी इनको नौ, स्थल और विमान बल से भिन्‍न रूप में अभिज्ञात 
किया गया है। 


“अध्यक्ष: में सभा के समक्ष सरदार हुकम सिंह का संशोधन रखूंगा। प्रश्न यह 


“कि सूची | (षष्ठ सप्ताह) के संशोधन संख्या 4 में सूची । की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 4 में 'ब्राए णीलश भारत 0०९5 ए एांणाः (संघ के कोई अन्य 
सशस्त्र बल) शब्दों को अपमार्जित किया जाये।” 


संशोधन अस्वीकार किया गया। 


“अध्यक्ष: इसके बाद डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश की गई प्रविष्टि पर मैं मत 
लेता हूं। प्रश्न यह है:-- 


“कि सूची | की प्रविष्टि 4 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 
“4---र३०३), गरं[॥979 था। था ९65, ॥9 तीश 6९0 65 ए 6 एांणा, 7 
(4--नौ, स्थल और विमान बल; संघ के अन्य कोई सशस्त्र बला) 
सशोधन स्वीकार किया गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 4 संघ सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 5 


“अध्यक्ष: इसके बाद हम प्रविष्टि 5 को लेते हैं। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का एक 
संशोधन है। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में उसे पेश नहीं कर रहा हूं। 


“अध्यक्ष: फिर तो प्रविष्टि 5 पर कोई संशोधन नहीं है। में उस पर अभी 
मत लूंगा। क्‍या कोई व्यक्ति इसके बारे में बोलना चाहता है। 


*प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। क्‍योंकि 
मैं समझता हूं कि यह प्रविष्टि बहुत अधिक व्यापक हेै। 


“अध्यक्ष: तो फिर क्या आप इसका विरोध करते हैं? या तो आप इसका विरोध 
कर सकते हैं या समर्थन। कोई संशोधन तो है नहीं। 
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“प्रो, शिव्वन लाल सकक्‍सेनाः संशोधन भेजने के लिये हमारे पास समय नहीं 
था। 


*भ्री महावीर त्यागी: वे यह जानना चाहते हें कि क्‍या डी.टी.एस. भी इस 
में शामिल कर ली गई है। 


*अध्यक्ष: में समझता हूं कि प्रविष्टि बिल्कुल स्पष्ट है, पर यदि आप इसका 
विरोध करना चाहते हैं तो कर सकते हें। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में यह मद बहुत 
अधिक व्यापक है और इसके कारण संसद्‌ विधि द्वारा वास्तव में प्रत्येक उद्योग 
को केन्द्र के क्षेत्र के अधीन ला सकती है। वह यह कह सकती है कि प्रत्येक 
उद्योग का प्रतिरक्षा के प्रयोजन अथवा युद्ध चालन से दूर का सम्बन्ध है। ऐसा 
कोई भी उद्योग नहीं है जिसे युद्ध चालन के लिये आवश्यक न कहा जा सके। 
अतः यदि संसद को यह अधिकार दिया जाता है तो यह सहज संभव हो सकता 
है कि प्रान्तों को समस्त उद्योगों पर के सब अधिकारों से वंचित किया जाये। इसी 
कारण मैंने कहा था कि यह प्रविष्टि बहुत अधिक व्यापक है। कुछ न कुछ परिसीमा 
होनी चाहिये। यदि केन्द्र प्रान्‍्तों से कुछ उद्योगों को लेता है तो यह कार्य सांवैधानिक 
संशोधन द्वारा दो-तिहाई के बहुमत से होना चाहिये। 


*अ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इस प्रविष्टि का अर्थ यह है कि 
लोकहित या प्रतिरक्षा के प्रयोजनार्थ या बुद्धचालन के लिये संसद द्वारा आवश्यक 
अथवा समयोचित घोषित किये गये उद्योगों के सम्बन्ध में संसद को विधि बनाने 
का अधिकार होगा; इसका यह अर्थ नहीं है कि इन उद्योगों को भारत सरकार 
द्वारा ले लिया जायेगा। 


दूसरी बात यह है कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि संसद से इस प्रकार की 
घोषणा करने के लिए कहा जाये। यह शक्ति स्वयं राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए। 
यदि राष्ट्रपति इन उद्योगों को आवश्यक समझता है तो उसके बाद आवश्यक विधि 
बनाने की संसद की शक्ति प्रवर्तन में आनी चाहिए। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, प्रविष्टि संख्या 5 को प्रविष्टि 
संख्या 64 के साथ पढ़ना चाहिये। प्रविष्टि 64 उन उद्योगों के नियंत्रण के सम्बन्ध 
में है जिनको संसद लोक हित के लिए आवश्यक घोषित कर दिया है। यह प्रविष्टि 
5 प्रतिरक्षा प्रयोजनार्थ या युद्धघधालन के लिए उद्योगों को ले लेने से सम्बन्ध रखता 
है। इस महत्वपूर्ण अन्तर के कारण मैं समझता हूं कि यदि इस प्रविष्टि 5 को 
प्रविष्टि 64 के समान बना दिया जाता तो उससे युद्ध प्रयत्नों में बहुत रुकावटें 
होतीं। दोनों बातों में संसद की घोषणा आवश्यक होगी। पर प्रविष्टि 5 क्षेत्र प्रविष्टि 
64 के क्षेत्र से बहुत अधिक व्यापक है। भिन्‍न-भिन्‍न प्रयोजनों और उद्देश्यों पर 
विचार करते हुए हुए प्रविष्टि 5 को प्रविष्टि 64 से भिन्न रूप दिया गया है। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि 5 संघ सूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 
प्रविष्टि 5 संघ सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 6 
प्रविष्टि 6 संघ सूची में प्रविष्ट की गई। 


प्रविष्टि 7 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 7 के स्थान में यह प्रविष्टि रखी जाये: 


“7--)द्याग्राध्राणा णएाि क्कॉगणाशा 8०5, 4028| $९-(७0एथआध।ा का इपरटा 
7९३७, 6 ८णातश्रापाणा थाव छ0०ज़ठा$ जाता पतला भार एी ट््ाणागलशा 
बप0ण॥65$ राव ॥6 7९2प्रधाणा ए सि0प्52 82207र044007 (॥९प्रथा78 ॥6 
९०॥॥70] 0 ॥था5) | छ0टी 285. 


[7--कटक- क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों 
के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां, तथा ऐसे क्षेत्रों में गृहवासन 
का विनियमन (जिसके अन्तर्गत किराये का नियंत्रण भी हे।)] 


इस प्रविष्टि पर मेरे माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी का एक संशोधन 
है जिसका प्रभाव केवल “स्थानीय स्वायत्त शासन' पदावली में से 'स्वायत्त' शब्द 
को निकालना है जिससे कि उसे “स्थानीय शासन” पढ़ा जाये। 


*थ्री महावीर त्यागी: अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रविष्टि कदाचित विवादास्पद 
है और इसका सम्बन्ध गृह के किराये कि नियंत्रण और उनके बांट से भी हे, 
मैं यह सुझाव दूंगा कि आप कृपया इसको स्थापित करने और इस पर आज 
विनिश्चय न करने से सहमत हों, क्‍योंकि हम कोई संशोधन नहीं रख सके हें। 
मैं यह भी निवेदन करता हूं कि यह अनुसूची ही मूलभूत उपबन्ध है जिसके द्वारा 
केंद्र और राज्य में हम शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं। इस दृष्टि से यह बहुत 
महत्वपूर्ण है। पर समय के अभाव के कारण संशोधन नहीं रखे जा सके। मैं प्रत्येक 
मद पर आपत्ति नहीं करना चाहता हूं, पर इस विषय में मेरा यह निवेदन है कि 
आप कृपा कर इसको स्थगित करें जिससे कि इस प्रश्न का निर्णय किया जा सके 
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कि कटक मण्डलियां गृह के किराये, बांट इत्यादि का विनिश्चयन और नियमन्त्रण 
करेंगी या स्थानीय सरकारें उन पर नियंत्रण रखेंगी। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: क्‍या मैं इस बात की ओर संकेत करूं कि 
श्री सिधवा ने (सं. 355 और 356) संशोधन प्रस्तुत किया है और मसौदा-समिति 
का संशोधन ठीक उन्हीं आधारों पर है जिनकी ओर श्री सिधवा के संशोधन में 
संकेत किया गया है, क्‍योंकि हमने सोचा कि उनके संशोधन में कुछ ऐसी बातें 
थीं जिनको इस प्रविष्टि में रखा जा सकता था। 


*थ्री महावीर त्यागीः मेरे मित्र मेरा नाम भूल गये। मेरा नाम श्री सिधवा नहीं 
है। मैं महावीर त्यागी हूं 


*थ्री आर.के. सिधवा (मध्यप्रान्‍्त और बरार जनरल): श्रीमान, यदि आप कृपा 
कर छपी हुई सूची को देखेंगे तो उसमें मैंने संशोधन संख्या 355 को पेश किया 
है। मैं मसौदा--समिति का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उसने मेरे संशोधन को स्वीकार कर 
लिया। मेरे मित्र श्री त्यागी यह भूल रहे हैं कि जिस संशोधन को इस समय प्रस्थापित 
किया गया है उसके अन्तर्गत किराया और अन्य वे बातें आती हैं जो इसके बाद 
रखी जायेंगी। मुख्य बात यह है कि उन कढठक क्षेत्रों में जहां सेनायें हैं केंद्र द्वारा 
प्रशासन करने दिया गया है। अब हमने नागरिक क्षेत्रों का परिसीमन करने की आज्ञा 
दे दी हे-अर्थात्‌ जहां कि नागरिक रहते हैं, और मैं कृतज्ञ हूं कि मसौदा-समिति 
ने मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया। 


महत्वपूर्ण अन्तर केवल यही है कि अपने संशोधन द्वारा अभी-अभी 
श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने “स्वायत्त” शब्द निकालना चाहा है जिससे कि “स्थानीय 
स्वायत्त शासन' के स्थान में “स्थानीय शासन' रह जाये। उद्देश्य यह था कि स्थानीय 
निकायों को रहने दिया जाये न कि स्थानीय सरकार को जिसका अर्थ प्रान्तीय सरकार 
है। मुझे यह नहीं मालूम है कि इस परिवर्तन को क्‍यों किया गया है। अन्यथा 
वह बड़ा पुष्ट और युक्तियुक्त संशोधन था जिसको मसौदा-समिति ने स्वीकार किया 
है। में डॉ. अम्बेडकर से केवल यही निवेदन करूंगा कि वे “स्थानीय स्वायत्त शासन' 
शब्दों को ही रहने दें और उनके स्थान में “स्थानीय शासन' शब्द न रखें 


*ग्री महावीर त्यागी: श्रीमान, यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हें 
तो आप मुझे कृपा कर यह संशोधन पेश करने दीजिये: 


“कि “ब्रात हाल <एपरनाणा ए पि0प55 ॥22णर0क्‍9्राणा (॥00प7ाए ॥6 ०णाए] 
णएी2८ा॥३5) ॥ आटा ॥2०३४' [तथा ऐसे क्षेत्रों में गृहवासन का विनियमन (जिसके 
अन्तर्गत किराये का नियंत्रण भी है)] इन शब्दों को अपमार्जित किया जाये।” 


मैं चाहता हूं कि मैं अन्य मित्रों से भी परामर्श करूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय 
है। 


संविधान का प्रारूप [5 


*पाननीय डॉ. बी,आर., अम्बेडकरः वे इस पर भाषण दे सकते हं। 


“अध्यक्ष: वास्तव में वही उद्देश्य श्री सिधवा के संशोधन में हे। आप श्री सिधवा 
के संशोधन पर संशोधन पेश कर सकते हें। 


*आ्री आर.के. सिधवाः यदि इन शब्दों को निकाल दिया जाता है तो इस 
मद का सारा ढांचा ही बिगड़ जायेगा। जो संशोधन स्वीकार किया जा चुका है यह 
उसका निराकरण कर देगा। 


*थ्री महावीर त्यागी: मैं यह समझना चाहूंगा कि श्री सिधवा के संशोधन का 
क्या अर्थ होगा। क्‍या उसके द्वारा राज्य को शक्तियां दे दी जायेंगी? दूसरे शब्दों 
में किराये के विनियमन और नियंत्रण में राज्य-विधि लागू होगी या केन्द्र-विधि? 


“अध्यक्ष: 'गृहवासन के विनियमन और मालिक और किरायेदार में परस्पर 
सम्बन्ध' के अन्तर्गत मैं समझता हूं कि किराया भी आ जाता है। 


*थ्री जगत नारायण लाल (बिहार: जनरल): अब चांकि प्रान्तीय सरकारें “राज्य! 
बन गई हैं अत: 'स्थानीय सरकार' ही पर्याप्त है; 'स्थानीय स्वायत्त शासन' आवश्यक 
नहीं है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन पेश किया है 
यह न्यूनाधिक रूप में अन्वयमात्र है क्‍योंकि ऐसी बातों का वर्णन कर वे प्रसन्न 
होते हैं, अथवा वह मद मूलरूप मे जिस प्रकार मसौदे में था उसके शब्दों को 
उलट फेर कर रख दिया गया हेै। मेरे संशोधन भी कुछ कुछ अन्वय रूप ही 
हैं, पर उसके अन्तर्गत वह दृष्टिकोण भी आ जाता है जिस पर श्री त्यागी ने जोर 
दिया है। जिस संशोधन को मैं पेश करना चाहता हूं और इस मद के स्थान में 
जो शब्द मैं प्रस्थापित करना चाहता हूं वे इस प्रकार हैं: 
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(कटक क्षेत्रों का परिसीमम और स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों के अन्दर 
कटक प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में निवास स्थान का 
विनियमन और अधिग्रहण।) 


मैं समझता हूं कि जो शब्दावली मैंने प्रस्थापित की है वह समूचे मद को केवल 
एक अच्छी पदावली के रूप में ही प्रस्तुत नहीं करती है वरन्‌ उसमें किराये की 
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[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


और निर्देश करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। क्‍योंकि किराया निवास स्थान 
के विनियमन और अधिग्रहण का अंग है, और इस बात का विशिष्ट उल्लेख करने 
की आवश्यकता नहीं है कि किसी खास क्षेत्र में संघ सरकार को किराया नियंत्रण 
करने की शक्ति होगी। 


दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री सिधवा ने यह बात 
बिल्कुल ठीक कही थी कि 'स्वायत्त शासन' शब्द को रखा जाये और “सरकार! 
शब्द का पुरः स्थापन न किया जाये। “स्थानीय स्वायत्त शासन” शब्द सरलता से 
समझ में आ जाते हैं, और यद्यपि कुछ मित्रों ने यह विचार प्रकट किया है कि 
चूंकि अब से बाद में कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी अतः कोई गड़बड़ी नहीं 
होगी। मुझे विश्वास है कि यदि हम “स्थानीय शासन' शब्द रहने देंगे तो जब तक 
कि हम संविधान में इस शब्द की कहीं परिभाषा नहीं करेंगे तब तक इससे बड़ी 
गड़बड़ी होगी। अत: यह अच्छा है कि श्री टी.टी. कृष्णमाचारी का संशोधन स्वीकार 
न किया जाये, 'स्वायत्त शासन' शब्द को रखा जाये और जिन शब्दों को मैंने प्रस्थापित 
किया है उनको अस्वीकार किया जाये। 


*थ्री महावीर त्यागी: श्रीमान, क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि इस प्रविष्टि 
को स्थगित किया जाये। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: क्‍यों, मैं नहीं समझ पाता हूं। यदि आपको 
कुछ टीका टिप्पणी करनी है तो उसे सुनने के लिये हम तैयार हैं और आपको 
उत्तर देंगे। 


*भ्री महावीर त्यागी: मैं समझता हूं कि या तो हमें अपने संशोधन प्रस्तुत करने 
और सभा के समक्ष अपना मामला रखने के लिये पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये 
या कृपा कर उन अनुच्छेदों को स्थगित करने के आदेश दिये जायें तो विवादास्पद हें। 


“माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः श्री सिधवा के नाम का यह संशोधन 26 
जनवरी से है। मेरे मित्र इस परिस्थिति के प्रति अब जागरूक हुये हैं। संशोधन 
भेजने के लिये उनके पास बहुत समय था और मैं अब भी यह कहने के लिये 
तैयार हूं कि वे जैसा परिवर्तन चाहते हैं उसके पक्ष में अपनी बात कह सकते 
हैं और उनका समाधान करने में लिये मैं तैयार हूं। 


*भ्री महावीर त्यागी: श्रीमान, हमने डॉ. अम्बेडकर की गति मान ली है--वे 
बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं--हमने इस पर कोई आपत्ति नहीं की है। पर 
ऐसे मदों के सम्बन्ध में वे इस बात से सहमत होंगे.......। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे कहते 
क्यों नहीं? 

*ग्री महावीर त्यागी: मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मद जो कि विवादास्पद 
हैं, या जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य यह सोचते हैं या कहते हैं कि वे उन 
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पर महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसे मदों को स्थगित किया जाये। 
उससे कार्य सरल जो जायेगा और जल्दी होगा। 


“अध्यक्ष: तो फिर सभा कल प्रातःकाल नौ बजे तक के लिये स्थगित होगी। 
जितने संशोधन आयेंगे उनको हम कल ले लेंगे, पर मैं और अधिक समय नहीं 
दूगा। 

“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध 
है मैं पूरी तरह से आपके हाथों में हूं। यदि मुझे यह मालूम हो जाये कि श्री 
त्यागी की क्‍या आपत्तियां हैं तो उनको समझाने के लिये मैं इसी समय सभा में 
तैयार हूं। 

*थ्री महावीर त्यागी: श्रीमान, यदि आप मुझे कुछ समय दे दें........। 


“अध्यक्ष: जी नहीं, हम कल नो बजे तक के लिये स्थगित होंगे। संशोधनों 
के लिये मैं और अधिक समय नहीं दूंगा। सब संशोधन आज 5 बजे तक आ 
जाने चाहियें और प्रविष्टियों को हम कल प्रातःकाल लेंगे। 


इसके पश्चात्‌ सभा मंगलवार, 30 अगस्त ॥949 के नौ बजे तक 
के लिये स्थगित हो गई। 


